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अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1002
13 दिसम्‍बर, 2013 के लिए प्रश्‍न
चीनी उद्योग का पुनरूद्धार
1002. श्री वीर सिंह: 
क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की
कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार को देश में चीनी उद्योग द्वारा बड़े पैमाने पर सामना की जा रही वित्त और पूंजी तरलता की समस्याओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की, राज्य-वार, क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या चीनी मिलों को बिना किसी ब्याज के ऋण देने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) चीनी उद्योग के पुनरुद्धार विशेषकर चीनी मिलों के बकायों का भुगतान करने के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य राहतोपाय किए गए हैं?
उत्‍तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)
(प्रो0 के0 वी0 थॉमस)
(क) और (ख): जी, हां। चीनी उद्योग के शीर्ष निकायों तथा कुछ राज्‍य सरकारों ने केन्‍द्र सरकार को अभ्‍यावेदन प्रस्‍तुत किया है जिसमें अन्‍य बातों के अलावा चीनी की बिक्री से कम प्राप्तियां होने के कारण चीनी उद्योग द्वारा नकदी की समस्‍या का सामना करने का उल्‍लेख किया गया है।
(ग) और (घ): सरकार ने चीनी उद्योग की समस्‍याओं की जांच करने के लिए कृषि मंत्री की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रियों के एक अनौपचारिक समूह का गठन किया है।  समूह ने अन्‍य बातों के साथ-साथ सरकार द्वारा ब्‍याज छूट के साथ चीनी मिलों को बैंक ऋण प्रदान करने की सिफारिश की है।
(ड.): केन्‍द्र सरकार द्वारा चीनी उद्योग की सहायता करने के लिए किए गए अन्‍य राहत उपायों में अन्‍य बातों के साथ-साथ चीनी की बिक्री के लिए रिलीज तंत्र को समाप्‍त करना, अक्‍तूबर, 2012 से उत्‍पादित चीनी के संबंध में चीनी मिलों पर लेवी चीनी की बाध्‍यता समाप्‍त करना, खुले सामान्‍य लाइसेंस के अंतर्गत चीनी के आयात पर सीमा शुल्‍क को 10% से बढ़ाकर 15% करना तथा चीनी के निर्यात को उदार बनाना आदि शामिल है।
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